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इलाहाबाद उच्च न्यायालय 

रिट - ए संख्या - 1555, वर्ष 2026 

नेत्रपाल सिहं                                                             .....याची 

बनाम 

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य                                            .....प्रतिवादी 

याची हेत ुअधिवक्ता                        : जनार्दन यादव 

प्रत्यर्थी हेत ुअधिवक्ता                      : मखु्य स्थायी अधिवक्ता 

न्यायालय संख्या - 33 

माननीय न्यायमरू्ति विकास बधुवार 

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जनार्दन यादव और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित 

विद्वान अपर मखु्य स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सनुा गया। 

2. विरोधी पक्षों के अधिवक्ताओ ंने संयकु्त रूप से यह कथन दिया है कि वे आगे कोई शपथ पत्र दाखिल 

करने का प्रस्ताव नहीं रखत ेहैं, अतः पक्षों की सहमति से, याचिका का निस्तारण नवीन चरण पर ही 
किया जा रहा है। 

3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह परू्व में 31.10.1982 को भारतीय सेना में सनैिक के रूप में भर्ती 
हुआ था और 01.11.1999 को उसे सेवामकु्त कर दिया गया था। तत्पश्चात, 25.06.2005 को उसकी 
नियकु्ति उत्तर प्रदेश पलुिस में आरक्षी के पद पर हुई और वह 31.01.2025 को सेवानिवतृ्त हुआ। 
याचिकाकर्ता के अनसुार, उसके वेतन का पनुर्निर्धारण 30.04.2015 को किया गया था, तथापि, वरिष्ठ 
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पलुिस अधीक्षक, मथरुा द्वारा गठित समिति के आधार पर पारित आदेश दिनांक 24.09.2024 के 

माध्यम से वेतन का पनुर्निर्धारण इस आधार पर किया गया है कि याचिकाकर्ता को कुछ ऐसे लाभ प्रदान 

किए गए थे जो उसे प्रदान नहीं किए जाने चाहिए थे। 

4. उक्त आदेश को चनुौती देत ेहुए, याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका दायर की गई है। 

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क  दिया है कि विवादित आदेश याचिकाकर्ता को बिना 
कोई सचूना दिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया है। 

6. दसूरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि प्रश्नगत आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता है 

कि याचिकाकर्ता को कोई सचूना दी गई थी। 

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओ ंको सनुा है और रिकॉर्ड का सावधानीपरू्वक अवलोकन किया है। 

8. स्पष्टतः, याचिकाकर्ता का आरोप है कि आदेश दिनांक 24.09.2024, जिसके द्वारा परू्व वेतन 

निर्धारण दिनांक 30.04.2015 को विधि के अनकूुल नहीं माना गया था, पारित करने से परू्व उसे कोई 

सचूना नहीं दी गई थी। 

9. जो भी हो, चूँकि याचिकाकर्ता का यह आरोप है कि उसकी सनुवाई नहीं हुई है, अतः याचिका को 
निम्नलिखित रीति से निस्तारित किया जाता है: 

(क) याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 5, वरिष्ठ पलुिस अधीक्षक, मथरुा के समक्ष याचिका की 
स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक विस्ततृ प्रत्यावेदन प्रस्ततु करेगा, जो याचिकाकर्ता को 27.02.2026 

तक कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता 15 दिनों की अवधि के भीतर उसका 
उत्तर देगा और उक्त अधिकारी उसके बाद दो माह की अवधि के भीतर विधि के अनसुार कड़ाई से एक 

सकारण आदेश पारित कर याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने की प्रक्रिया परू्ण करेंगे। 

(ख) दिनांक 24.09.2024 का आदेश, इस न्यायालय के निर्देश के पश्चात पारित होने वाले आगामी 
आदेशों के अधीन रहेगा। 
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10. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है। 

4 फरवरी, 2026 

आश ु

                                                                                                (न्यायमरु्ति विकास बधुवार) 
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